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अतारांकित प्रश्न संख्या 347
(जिसका उत्तर, 24 जून, 2019/03 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

बैंकों के विचाराधीन मामले

347. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि के अनुसार राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के 
समक्ष विचाराधीन मामलों का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षो ंके दौरान प्रत्येक वर्ष में एन सी एल टी को बैंक-वार कितने मामले 
अंतरित किए गए हैं;

(ग) गैर-निष्पादनकारी आस्तियो ं की घोषणा के बाद अपने बैंक ऋणों को चुकाने की 
इच्छा रखने वाले लघु और मध्यम उद्यमियों के मामलों को एन सी एल टी को नहीं 
भेजने के लिए क्या सरकार द्वारा बैंक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करके 
उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) और (ख): सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (घ): दिनांक 31.05.2019 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त 
सूचना के अनुसार, लघु एवं मध्यम उद्यमी जो अपनी अनर्जक आस्तिया ंघोषित करने के 
पश्चात ्अपने बैंक ऋणों का पुनर्भुगतान करना चाहते हैं, के मामलों को एनसीएलटी को नहीं 
भेजने के लिए बैंक अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गयी है।
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